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जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।
.....

कावेरी नदी से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा जाना 
2132. डा. वी. मैत्रेयन:

क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(1) सरकार द्वारा कावेरी नदी जल मसले और मुल्‍लापेरियार बांध मसले को हल करने और इनका स्‍थाई समाधान निकालने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ; और  
(ख)
केन्‍द्रीय सरकार द्वारा कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी के वितरण और छोड़े जाने और मुल्‍लापेरियार बांध की ऊंचाई और 5 फीट बढ़ाने के संबंध में उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश का कर्णाटक और केरल की राज्‍य सरकारों द्वारा अनुपालन कराने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ? 
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्‍य मंत्री, संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री और कपड़ा मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)  (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) और (ख) माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 4 फरवरी, 2013 के निर्णय के अनुपालन में मंत्रालय ने कावेरी जल विवाद अधिकरण का दिनांक 5 फरवरी, 2007 का अंतिम आदेश और निर्णय भारत के राजपत्र में 19 फरवरी, 2013 को प्रकाशित किया। कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के संबंध में यह उल्‍लेख है कि माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 10.5.2013 के निर्देशों के अनुपालन और कर्णाटक तथा तमिलनाडु सरकारों के परस्‍पर विरोधाभासी पक्षों को देखते हुए इस मामले में सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले सभी दृष्टिकोणों से इस पर बारीकी से विचार करने की आवश्‍यकता है।

मुल्‍लापेरियार बांध के विषय में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 7.5.2014 के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने शीर्षस्‍थ न्‍यायालय द्वारा निर्धारित शक्तियों और कार्यों के दायित्‍व वाली 3 सदस्‍यीय पर्यवेक्षी समिति गठित की है। समिति अन्‍य बातों के साथ-साथ मुल्‍लापेरियार बांध में 142 फीट की ऊंचाई तक पूर्ण जलाशय स्‍तर (एफआरएल) की पुनर्बहाली की निगरानी करेगी।
***
